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सं . प्रो.वि./ जी.जी.एन. / 29-84/ 14266. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० काबली जी होस्पीटले 
एवं ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, धामडोज़ , गुड़गांवा, के श्रमिक श्री बीर पाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5415-3- श्रम -68/ 152 54 , दिनांक 20 
जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायलय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री बीर पाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ.वि./एफ.डी./ 49-84/ 14273. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै . आईशर गुडर्थ लि ., प्लाट 
नं 0 59, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री ललिता प्रशाद शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन औद्योगिक अधि 
करण, हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री ललिता प्रशाद शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


. 


हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि./ जी.जी.एन./144-83/14281.---चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) नियंत्रक 
हरियाणा राज्य परिवहन , चण्डीगढ़ , ( 2 ) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज , गड़गांबा के श्रमिक श्री रनबीर सिंह तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


1958 द्वारा 


उक्त 


इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -68/1 52 54, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं. 1149 5 - जी - श्रम -57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री रनबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 9 अप्रैल , 1984 


सं . ओ.वि./ यमुना/ 287-83/ 14 46 6.-- चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै ० कार्यकारी अभियन्ता , एच . सी . 
11 , डब्लयू वाई . सी . एच. ई. प्रोजैक्ट , झुण्डकलां , के श्रमिक श्री जगमाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इमके बाद 
लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के जण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रौद्योगिक 


PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 1 , 1984 ( VYSK, 11 , 1906 SAKA) 


455 


अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचेविनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों क 
मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है : 


क्या श्री जगमाल सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि. /एफ - डी / 52-84/14483.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै . प्रोसीज़न आटो इण्डस्ट्रीज़ , 
प्लाट नं . 376 , सैक्टर 24 , फरीदाबाद . के श्रमिस श्री सौदागर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के संवन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन औद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचेविनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री सौदागर की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ.वि./ एफ - डी/ 47-84/14490. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै . वीनस पेपर मिल्ज़ , 
एन . आई. टी ., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री एम . के . गोयल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं , 

इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 

औद्योगिक अधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक 
तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री एस . के . गोयल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 12 अप्रैल , 1984 


सं . प्रो.वि./हिसार / 110-83/ 14676 .-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . कोपरेटिव- कम-प्रोसैसिंग 
सोसाइटी लि ., कालावली, जिला सिरसा, के श्रमिक श्री गुरमेल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 964 1 - I 
श्रम -70 /32673 , दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ पठिन सरकारी अधिसूचना सं 3864-ए-एस.पो.- (ई.) - श्रम -70 / 
1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री गुरमेल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 23 अप्रैल , 1984 


सं . प्रो.वि./एफ.डी./2/15-84/15697.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० राजेश रबड़ उद्योग , मार्फत धाल 
स्टील नं . 2, एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद , के अमिक श्री दया शंकर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
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और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्यागिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 ( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री दया शंकर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ. वि./ रोहतक/35-84/15704.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मोनिका एक्सट्सन्स प्रा . लि ., 
देव कालौनी, रोहतक , के श्रमिक श्री तेज सिंह सिन्धु तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक 


विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम -70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ ( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


क्या श्री तेज सिंह सिन्धु की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ. वि./ रोहतक / 33-84/ 15711.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . मोनिका एक्सट्शन 
प्रा . लि ., देव कालौनी , रोहतक , के श्रमिक श्रीमति चमेली देवी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई ) श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


-- 


क्या श्रीमति चमेली देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ? 


सं .प्रो.वि. /एफ.डी./ 160-83/ 15718.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० सुपर स्टील, प्लाट नं . 34, 
सैक्टर 6, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री मोहमद सईद खान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं 


स्या श्री मोहमद सईद खान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


